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26 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए

रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार
3370.
 श्री रंजिब बिस्वाल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(1) क्या देश में प्रतिस्पर्धा एवं पारदर्शिता के अभाव में रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार हुआ है ;
(2) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और
(3) सरकार ने रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार न हो, इसके लिए कौन-कौन से प्रयास किए हैं ? 


उत्तर
रक्षा मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)
(क) से (ग):
रक्षा उपस्करों की पूंजीगत अधिप्राप्ति रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी) के प्रावधानों के अनुसार की जाती है । वर्तमान में डीपीपी-2016 प्रचलन में है जिसमें अधिप्राप्ति प्रक्रिया में उच्च सत्यनिष्ठा, लोक जवाबदेही, निष्पक्षता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान शामिल हैं । इसमें 100 करोड़ रु. से अधिक की योजना के लिए इस प्रकार के समझौते के लिए पूर्व आवश्यकता की तुलना में 20 करोड़ रु. और  उससे अधिक की सभी पूंजीगत अधिप्राप्ति / योजनाओं के लिए सरकार और बोलीकर्ताओं के बीच एक सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करने की परिकल्पना है । सत्यनिष्ठा समझौते में विक्रेताओं द्वारा भारत में उनके उपस्कर के विपणन हेतु किसी भी व्यक्ति , पक्षकार , फर्म अथवा संस्थान का पूर्ण ब्यौरा प्रकट करने और एजेंटों की नियुक्ति के लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं ।

डीपीपी में सत्यनिष्ठा समझौते के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में बोलीकर्ताओं के विरुद्ध शास्तियां लगाने का प्रावधान है । जिसमें विक्रेता को प्रतिबंधित करना, संविदा को समाप्त करना , दंडात्मक क्षतिपूर्ति लगाना और बैंक गारन्टी को जब्त करना शामिल है । जहां कहीं भी आवश्यक हो, मामलों को आगे की जांच के लिए उपयुक्त एजेंसी को भेजा जाता है ।
******
